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(जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है)
शैक्षिक ऋण लेने की प्रणाली को सुचारु बनाना
67.
डा॰ शशिकला पुष्पा रामास्वामीः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छात्रों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से शैक्षिक ऋण लेने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख)
शैक्षिक ऋण लेने की प्रणाली को सुचारु बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम कौन-कौन से हैं;

(ग)
क्या सरकार को समपार्श्व मुक्त ऋण को 7.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने के लिए छात्र समुदाय की ओर से कोई अभिवेदन प्राप्त हुआ है; और
(घ)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): सभी बैंक भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के मॉडल शिक्षा ऋण योजना का अनुसरण करते हैं तथा सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, शिक्षा ऋण को स्वीकृति प्रदान करते हैं। जब कभी भी सरकार को शिक्षा ऋणों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।
(ख): मॉडल शिक्षा ऋण योजना को समय-समय पर भारतीय बैंक संघ (आरबीए) द्वारा संशोधित किया जाता है। ऐसा संशोधन पिछली बार अगस्‍त 2015 में किया गया था। संशोधित योजना, अन्‍य बातों के साथ-साथ, (i) 15 वर्ष तक की पुनर्भुगतान अवधि (ii) सभी मामलों में अध्‍ययन पूर्ण होने के बाद पुनर्भुगतान हेतु एक वर्ष का अधिस्‍थगन (iii) बेरोजगार/अल्‍प रोजगार अवधि को ध्‍यान में रखते हुए ऋण की संपूर्ण अविध के दौरान दो से तीन बार अधिस्‍थगन (iv) यदि छात्र स्‍नात्तक, इत्‍यादि के बाद स्‍टार्ट-अप उद्यम शुरू करना चाहते हों, तो क्षमता निर्माण (इन्‍क्‍यूबेशन) अवधि हेतु अधिस्‍थगन (v) शिक्षा ऋणों हेतु ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसइएल) के तहत 7.5 लाख रुपए तक का संपार्श्विक रहित ऋण (vi) विद्या लक्ष्‍मी  पोर्टल नामक वेब आधारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान जहां विद्यार्थी आनलाइन शिक्षा ऋण आवेदन देख सकते हैं, कर सकते हैं तथा उनकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, आदि की व्यवस्था करता है।
(ग) और (घ): ऐसा कोई प्रावधान प्राप्त नहीं हुआ है।
***
